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अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1461
(दिनांक 05.12.2011 को उत्तर देने के लिए)
Vh oh pSuyksa ds fy, Lor% fu;eu

1461. Jh jke tsBeykuh%

Jh f'kokuUn frokjh%

D;k lwpuk vkSj izlkj.k ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ 
D;k ;g lp gS fd ns'k esa Vh oh pSuyksa dks Lor% fu;eu ra= ds rgr dk;Z djus dh vuqefr ljdkj dh vksj ls nh xbZ gS(

¼[k½ 
;fn gka] rks bl laca/k esa rF; D;k gSa( vkSj

¼x½ 
Vh oh pSuy fdl ek/;e ls mi;qDrrk ds ckjs esa fu.kZ; djrs gSa vkSj D;k Hkkjrh; izsl ifj"kn~ ds v/;{k us mi;qZDr iz.kkyh dk fojks/k fd;k gS vkSj ;fn gka] rks blds D;k dkj.k gSa\

उत्तर
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री सी.एम. जातुया)
(क) एवं (ख):
 गैर-समाचार और समाचार सैटेलाइट टीवी चैनलों के कतिपय निजी प्रसारकों के संबंधित प्रतिनिध्‍यात्‍मक निकायों, भारतीय प्रसारण प्रतिष्‍ठान एवं समाचार प्रसारक संघ, दोनों ने इन चैनलों के मामले में विषय-वस्‍तु से संबंधित शिकायतों पर विचार करने के लिए स्‍व-विनियमन तंत्रों की स्‍थापना की है। स्‍व-विनियमन के विस्‍तृत सिद्धांतों व तौर-तरीकों के लिए सरकार के किसी विशिष्‍ट अनुमोदन की आवश्‍यकता नहीं होती है क्‍योंकि स्‍व-विनियमन उद्योग के स्‍तर पर एक स्‍वैच्‍छिक तंत्र होता है। तथापि, भारतीय प्रसारण प्रतिष्‍ठान ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ परामर्श किया था।
(ग):
प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों द्वारा कार्यक्रमों के प्रसारण को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार  विनियमित  किया  जाता है। उक्‍त  अधिनियम में ऐसे  टीवी  चैनलों द्वारा 
....जारी....
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प्रसारित कार्यक्रमों की किसी भी प्रकार की पूर्व-सेंसरशिप का प्रावधान नहीं है। तथापि, ऐसे सभी कार्यक्रमों को प्रसारित करते समय उक्‍त अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम संहिता का कड़ाई से अनुपालन किया जाना आवश्‍यक है। उक्‍त कार्यक्रम संहिता में प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों द्वारा अनुसरित किए जाने वाले सभी सिद्धांतों का प्रावधान है। जब कभी कार्यक्रम संहिता का किसी प्रकार का उल्‍लंघन सत्‍यापित हो जाता है, तो उक्‍त अधिनियम के अनुसार उपयुक्‍त कार्रवाई की जाती है। भारतीय प्रैस परिषद (पीसीआई) के अध्‍यक्ष ने इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया के स्‍व-विनियमन के विचार का विरोध किया है क्‍योंकि उनका मानना है कि वह अप्रभावी है और दरअसल, स्‍व-विनियमन कोई विनियमन नहीं है। उन्‍होंने सुझाव दिया है कि मीडिया को एक स्‍वतंत्र विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए क्‍योंकि कुछ स्‍थितियों में स्‍व-विनियमन कार्य नहीं करेगा।
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